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जिसका उत्‍तर 02 अप्रैल, 2018 को दिया जाना है ।
.....
पोलावरम परियोजना प्राधिकारियों की आस्तियों और देयताओं का अंतरण
4000. डा. के. वी. पी. रामचन्द्र राव: 
क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
(क) 
क्या यह सच है कि पोलावरम परियोजना प्राधिकारियों (पीपीए) द्वारा बारंबार अनुरोध करने के बावजूद राज्य सरकार ने पोलावरम की आस्तियों और देयताओं को पीपीए को अंतरित करने और मार्च 2015 और सितंबर 2016 के बीच सरकार को संशोधित प्राक्कलनों को सौंपने में भी विलंब कर दिया है;
(ख) 
यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) 
क्या यह सच है कि आस्तियों के अंतरण और राज्य द्वारा पीपीए को प्राक्कलन सौंपे जाने में अत्यधिक विलंब के कारण, नीति आयोग को पोलावरम के कार्य-निष्पादन को राज्य को देने के लिए बाध्य होना पड़ा?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)
(क) से (ग) वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि “उपाध्यक्ष, नीति आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखकर इस परियोजना (चूंकि यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है तथा राज्य सरकार इसे जल्द से जल्द पूरा करने को इच्छुक है) का निष्पादन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए उचित होगा, भारत सरकार की ओर से राज्य सरकार द्वारा परियोजना के निष्पादन हेतु राज्य के अनुरोध पर भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है।”
परियोजना का संशोधित आकलन दो मूल्य स्तरों 2013-14 और 2017-18 पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय जल आयोग में प्रस्तुत किया गया है।
सीडब्ल्यूसी द्वारा संशोधित मूल्य की जांच की गई तथा टिप्‍पणी आंध्र प्रदेश सरकार को भेज दी गई है। घटक-वार लागत को अंतिम रूप देना राज्य सरकार द्वारा इस पर की गई अनुपालना पर निर्भर करेगा।
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